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                   सं वि धान में जा ति  के आधार पर वि भेद का नि षेध
भारतीय सं वि धान एक ऐसा सामा जि क दस्तावेज ह,ै जि सका उदे्दश्य समानता, सामा जि क न्याय, और समान 
अवसर को सु नि श्चि त करना ह।ै इसमें जा ति  के आधार पर भेदभाव का नि षेध कि या गया ह ैऔर सभी को 
समान अ धि कार प्रदान करने के लि ए वि शेष प्रावधान कि ए गए हैं।

जा ति  के आधार पर भेदभाव के नि षेध के लि ए संवैधा नि क प्रावधान
1. अनुचे्छद 14: कानून के समक्ष समानता

यह प्रावधान कहता ह ै कि : "राज्य सभी व्य क्ति यों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करगेा और 
वि धि यों के समान संरक्षण का अ धि कार देगा।"

यह प्रावधान जा ति , ध र्म, लि ं ग, और स्थान के आधार पर कि सी भी प्रकार के भेदभाव का नि षेध करता 
ह।ै

2. अनुचे्छद 15: भेदभाव का नि षेध
अनुचे्छद 15(1) के अनुसार:
"राज्य कि सी भी नाग रि क के वि रुद्ध जा ति , ध र्म, लि ं ग, वंश, जन्मस्थान या इनमें से कि सी के आधार पर 
भेदभाव नहीं करगेा।"

अनुचे्छद 15(4):
यह वि शेष प्रावधान बनाता ह ै कि  समाज के कमजोर वगोर्ं (जैसे अनुसू चि त जा ति  और अनुसू चि त 
जनजा ति ) की उन्न ति  के लि ए राज्य वि शेष योजनाएँ और आरक्षण प्रदान कर सकता ह।ै

3. अनुचे्छद 16: रोजगार में समान अवसर
अनुचे्छद 16(1) और 16(2):

यह प्रावधान सरकारी नौक रि यों में सभी को समान अवसर प्रदान करता ह ैऔर जा ति , ध र्म, वंश, 
लि ं ग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को नि षेध करता ह।ै

अनुचे्छद 16(4):
राज्य सामा जि क और शैक्ष णि क रूप से पि छड़े वगोर्ं के लि ए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता ह।ै

4. अनुचे्छद 17: अस्पृश्यता का अंत
यह प्रावधान अस्पृश्यता (Untouchability) का पू र्णतः नि षेध करता ह।ै
अस्पृश्यता का पालन कि सी भी रूप में दंडनीय अपराध ह।ै
महत्वपू र्ण कानून:

अत्याचार नि वारण अ धि नि यम, 1989 (SC/ST Act): अनुसू चि त जा ति यों और अनुसू चि त 
जनजा ति यों के खि लाफ अत्याचार रोकन ेके लि ए इस अ धि नि यम को लागू कि या गया।

5. अनुचे्छद 46: राज्य की जि म्मेदारी
यह राज्य के नी ति  नि देर्शक तत्वों में आता ह।ै
राज्य को अनुसू चि त जा ति यों, अनुसू चि त जनजा ति यों और समाज के अन्य कमजोर वगोर्ं की शि क्षा और 
आ र्थि क हि तों की रक्षा करनी चा हि ए।

6. आरक्षण प्रणाली (Reservation System)
सं वि धान ने जातीय असमानता को दूर करने और सामा जि क न्याय को बढ़ावा देने के लि ए आरक्षण की 
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6. आरक्षण प्रणाली (Reservation System)
सं वि धान ने जातीय असमानता को दूर करने और सामा जि क न्याय को बढ़ावा देने के लि ए आरक्षण की 
व्यवस्था की।

अनुचे्छद 330 और 332: अनुसू चि त जा ति  और जनजा ति  के लि ए संसद और वि धानसभाओ ंमें 
आर क्षि त सीटें।
अनुचे्छद 335: अनुसू चि त जा ति यों और जनजा ति यों को सरकारी सेवाओ ंमें प्राथ मि कता।

संवैधा नि क उपबंधों का सामा जि क प्रभाव
1. समानता और सामा जि क न्याय

ये प्रावधान समाज में समानता और सामा जि क न्याय की स्थापना के लि ए कि ए गए हैं।
2. आरक्षण का प्रभाव

पि छड़े वगोर्ं को शि क्षा और रोजगार में अवसर प्रदान कि ए गए, जि ससे उनकी सामा जि क और आ र्थि क 
स्थि ति  में सुधार हुआ।

3. अस्पृश्यता का उन्मूलन
अस्पृश्यता और जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लि ए कानूनों का सख्ती से पालन कि या गया।

4. शि क्षा में सुधार
अनुसू चि त जा ति यों और जनजा ति यों के लि ए शैक्ष णि क संस्थानों में आरक्षण ने उनके शैक्ष णि क स्तर 
को बढ़ाने में मदद की।

जातीय भेदभाव से संरक्षण के लि ए बनाए गए कानून
अनुसू चि त जा ति  और अनुसू चि त जनजा ति  अत्याचार नि वारण अ धि नि यम, 1989

अनुसू चि त जा ति  और जनजा ति  के लोगों के खि लाफ हि ं सा और भेदभाव को रोकने के लि ए।
समान वेतन अ धि नि यम, 1976 (Equal Remuneration Act)

समान का र्य के लि ए समान वेतन को सु नि श्चि त करना।
राष्ट्रीय अनुसू चि त जा ति  आयोग और जनजा ति  आयोग

यह आयोग इन वगोर्ं की सुरक्षा और उनके अ धि कारों की रक्षा के लि ए का र्य करता ह।ै
शि क्षा का अ धि कार अ धि नि यम, 2009

कमजोर वगोर्ं के बच्चों के लि ए मुफ्त और अ नि वा र्य शि क्षा।

जातीय भेदभाव से जुड़ी न्यायालय की टि प्प णि याँ
इं दि रा साहनी बनाम भारत संघ (1992):

सुप्रीम को र्ट ने सरकारी नौक रि यों में आरक्षण की सीमा को 50% तक सी मि त कि या।
सामा जि क और शैक्ष णि क रूप से पि छड़े वगोर्ं को न्याय दि लान ेका सम र्थन कि या।

चम्पकम दोराईराजन बनाम से्टट ऑफ मद्रास (1951):
सुप्रीम को र्ट ने स्पष्ट कि या कि  मौ लि क अ धि कार समानता के सि द्धांत को प्राथ मि कता देते हैं।

मि न र्वा मि ल्स बनाम भारत संघ (1980):
न्यायालय ने कहा कि  समानता और न्याय के सि द्धांत सं वि धान के मूल ढांचे का हि स्सा हैं।

नि ष्क र्ष
भारतीय सं वि धान जा ति  आधा रि त भेदभाव को समाप्त करने और सामा जि क समानता स्था पि त करने के लि ए 
प्रभावी प्रावधान करता ह।ै

अनुचे्छद 14 से 17 के माध्यम से मौ लि क अ धि कार प्रदान कि ए गए हैं।
आरक्षण प्रणाली और कानूनों न ेकमजोर वगोर्ं को सशक्त बनाने में महत्वपू र्ण भू मि का नि भाई ह।ै
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अनुचे्छद 14 से 17 के माध्यम से मौ लि क अ धि कार प्रदान कि ए गए हैं।
आरक्षण प्रणाली और कानूनों न ेकमजोर वगोर्ं को सशक्त बनाने में महत्वपू र्ण भू मि का नि भाई ह।ै
हालाँ कि , जातीय भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करने के लि ए सामा जि क जागरूकता और कानूनों के 
प्रभावी क्रि यान्वयन की आवश्यकता ह।ै


